
वर्ष 2023 भारत के लिए ऐतिहासिक वर्ष ह ैजब वह अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष परेू होने का उत्सव मना रहा ह ैऔर 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की 
यात्रा के ‘अमतृ काल’ में प्रवेश कर रहा ह.ै यह एक ऐसा महत्वपरू्ण मोड़ ह ैजब भारत की विकासात्मक सोच और उसकी आर्थिक शक्ति ने उसे एक गौरवशाली 
स्थान दिलाया ह ैऔर उसने जी-20 की अध्यक्षता संभाली ह.ै भारत की अध्यक्षता में जी-20 का मखु्य विषय ह ै‘वसधुवै कुटंुबकम’ अथवा ‘एक पथृ्वी, एक 
कुटंुब, एक भविष्य’. साथ ही, उसकी प्राथमिकताए ँहैं - हरित समावेशी और आघात सह्य विकास.

बीते वर्ष विश्व में भ-ूराजनैतिक उथल-पथुल रही और आपरू्ति क्षेत्र को बड़े झटके लगे जिसके चलते विकास दर में कमी आई, मदु्रास्फीति बढ़ी और लगातार 
बनी रही, साथ ही अनिश्चितताए ँऔर गहराने लगीं जिसके कारण वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर संकट के बादल मडँराने लगे. ऐसे कठिन समय में भी, उल्लेखनीय 
दृढ़ता का परिचय दतेे हुए भारत ने संकट को अवसर में बदला और खदु को इस संकट से एक स्वर्ण यगु में ले जाने का मार्ग खोज निकाला.  

इस पषृ्ठभमूि में, नाबार्ड ने एक विकास वित्त संस्था के रूप में सेवा के पाँचवें दशक में प्रवेश किया ह ैजो भारत के प्रमखु विकास लक्ष्यों को परूा कर रहा ह ै
और समग्र ग्रामीण समदृ्धि का संवर्धन कर रहा ह.ै

कृषि ऋण में अतंर-क्षेत्रीय असमानता को दरू करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता ह,ै खासकर दशे के मध्य क्षेत्र, परू्वी क्षेत्र और उत्तर-परू्वी क्षेत्रों में (जिनका 
फसल क्षेत्र में कुल हिस्‍सा 44% ह ैऔर ऋण में हिस्‍सेदारी लगभग 24% ह)ै. ऋण तक पहुचँ में व्याप्त असमानताओ,ं विशषे रूप से महिलाओ,ं लघ ुऔर  सीमांत 
किसानों में, को दरू करने के लिए नाबार्ड उनके समहूीकरण और औपचारिक बैंकिंग में उनके समावेशन की अगवुाई कर रहा ह.ै ‘स्‍वय सहायता समहू-बैंक लिकेज 
कार्यक्रम’(एसएचजी-बीएलपी) नामक अपने अग्रणी कार्यक्रम के साथ-साथ संयकु्‍त दयेता समहूों (जेएलजी) के गठन और बैंक लिकेज के माध्यम से वे अतंिम 
सिरे पर रहने वालों को भी ऋण उपलब्ध करा रहा ह.ै हमें गर्व ह ैकि हमने 16.2 करोड़ ग्रामीण परिवारों की महिलाओ ंका सशक्तीकरण किया ह.ै स्‍वय सहायता 
समहू-बैंक लिकेज कार्यक्रम के तहत वे बचत करती हैं, ऋण ले सकती हैं और उद्यम शरुू कर सकती हैं. नाबार्ड अब सक्रियता से, नई पहलों के माध्यम से, यह 
प्रयास कर रहा ह ैकि स्‍वय सहायता समहू अपनी परूी संभावनाओ ंको साकार करें, उन्नत होकर कृषक उत्‍पादक संगठनों का गठन करें और सकू्ष्म उद्यमों की 
स्थापना करें. इससे संधारणीय आजीविका के विकल्प सजृित किए जा सकें गे जिससे ग्रामीण जनता का आर्थिक-सामाजिक विकास होगा.   
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वर्षों से, नाबार्ड ने ग्रामीण भारत में औपचारिक ऋण, सकू्ष्म वित्त और सहकारिता की व्यवस्था को महेनत और लगन से उन्नत किया और 
उसे आकार दिया, जिसमें हमें सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), साझदेार एजेंसियों और अन्य हितधारकों से परूा सहयोग प्राप्‍त हुआ. 
ग्रामीण वित्तीय संस्थाओ,ं विशषे रूप से सहकारी संस्थाओ ंके लिए प्रयासों को मजबतू करने और उन्हें प्रभावशाली बनाने के लिए किफ़ायती 
तरीके से डिजिटलीकरण को अपनाना जरूरी ह ैताकि किसानों, आपरू्तिकर्ताओ,ं खदुरा विक्रे ताओ,ं उपभोक्ताओ,ं बैंकरों और अन्य हितधारकों 
के बीच सचूना विषमता को कम किया जा सके और किसानों की आय बढ़ाई जा सके. इस दिशा में, नाबार्ड, भारत सरकार के सहयोग से 
अगले पाँच वर्ष में 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटरीकरण के लिए कें द्र प्रायोजित योजना को लाग ूकर रहा ह ैजिसके 
माध्यम से सहकारी समितियाँ कोर बैंकिंग समाधानों को अपना सकें गी, लेन-दने त्वरित होंगे, भगुतान सेवाओ ंतक निर्बाध पहुचँ बनेगी और 
प्रभावी पर्यवेक्षण किया जा सकेगा. इसके अतिरिक्‍त, इस वर्ष नाबार्ड ने संगठन के भीतर उत्पन्न डेटा को संचित करने और ग्रामीण भारत की 
विविध आवश्यकताओ ंको परूा करने के प्रयोजन से विस्तृत विश्लेषण-आधारित सचूनाए ँप्राप्त करने के लिए अपना स्वय का एटंरप्राइज़ डेटा 
वेयरहाउस सफलतापरू्वक निर्मित कर लिया ह.ै 

भडंारण की आधारभतू संरचनाओ ंकी कमी के कारण फसल की कटाई के बाद होने वाली हानियाँ तथा टमाटर, प्याज और आल ूजैसे 
शीघ्र नष्ट होने वाले कृषि उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव किसानों और उपभोक्ताओ ंके लिए समान रूप से चितंा का कारण हैं. सहकारी क्षेत्र 
में विश्‍व का सबसे बड़ा खाद्यान्न भडंार बनाने की भारत सरकार की योजना किसानों द्वारा मजबरून बिक्री को रोकने, आयात पर निर्भरता को 
कम करने और ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर पैदा करने में सहायक सिद्ध होगी. नाबार्ड में हमने इस भागीरथ प्रयास को सफल बनाने का 
बीड़ा उठाया ह.ै इस कार्यक्रम के साथ 10,000 एफपीओ को बढ़ावा दनेे की कें द्रीय क्षेत्र योजना और ईएनडब्ल्यूआर (इलेक्ट्रॉनिक - परक्राम्य 
वेयरहाउस रसीद) के बीच संभावित तालमले को दखेते हुए यह कार्यक्रम किसानों की आय बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा. 

नाबार्ड, अपने अधिदशे के अनरुूप, आधारभतू संरचनाओ ंऔर कृषि के वित्तपोषण के क्षेत्र में प्रभाव निवेश और नवोन्‍मेष में अग्रणी रहा ह.ै 
बीते वर्षों में, ग्रामीण आधारभतू संरचनाओ ंके वित्तपोषण हते ुराज्य सरकारों को मजंरू सहायता की संचयी राशि ₹5.0 लाख करोड़ तक पहुचँ 
गई ह,ै जिसमें कृषि, ग्रामीण संपर्क  और सामाजिक क्षेत्र की 7.7 लाख से भी अधिक परियोजनाए ँशामिल हैं. हमारी प्रमखु आधारभतू संरचना 
निधि ‘आरआईडीएफ’ से 376 लाख हके्टेयर की सिचाई क्षमता का सजृन हुआ, 5.4 लाख किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों और 13.3 लाख 
मीटर के ग्रामीण पलुों का निर्माण किया गया और 3,029.2 करोड़ व्यक्ति दिवसों के लिए गैर-आवर्ती रोजगार का सजृन हुआ. 

दशे में क्षेत्रीय सामाजिक-आर्थिक असमानताओ ंको कम करने पर विशषे ध्यान दतेे हुए नाबार्ड इस क्षेत्र में पूंजी निर्माण का संवर्धन कर रहा 
ह,ै जिसके लिए वह विभिन्न निधियों के माध्यम से सार्वजनिक और निजी निवेश की दिशा में कार्य कर रहा ह.ै ये निधियाँ हैं- ग्रामीण आधारभतू 
संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ), नाबार्ड आधारभतू संरचना विकास सहायता (नीडा), फेडरेशनों के लिए ऋण सवुिधा (सीएफएफ), 
प्रत्यक्ष पनुर्वित्त सहायता (डीआरए), डेयरी आधारभतू संरचना विकास निधि (डीआईडीएफ), मत्स्यपालन और जलचर पालन आधारभतू 
संरचना विकास निधि (एफआईडीएफ), भडंारागार आधारभतू संरचना विकास निधि (डब्ल्यूआईएफ), आदि. निधियों के उपयोग में और 
अधिक दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए, नाबार्ड ने वर्ष के दौरान ‘नैबपरीक्षण’ नामक डिजिटल एप्लिकशन शरुू किया जिसके माध्यम से 
नाबार्ड द्वारा प्रदत्त पनुर्वित्त से सजृित आस्तियों का सक्रिय अनपु्रवर्तन और सत्यापन किया जा सकेगा. 

जलवाय ुपरिवर्तन, एक प्रमखु वैश्विक जोखिम ह ैजो भारतीय कृषि के संधारणीय विकास के मार्ग में सबसे तगड़ी चनुौती के रूप में उभरकर 
समाने आया ह.ै अत: कृषि को संधारणीय बनाने की दृष्टि से अनकूुलन और शमन परियोजनाओ ंपर ध्यान कें द्रित करना महत्‍वपरू्ण हो जाता 
ह ै जिसके साधन हैं- प्राकतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन, फसल विविधीकरण, एकीकृत पोषक-तत्व प्रबंधन आदि. इस दिशा में हमने 
सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संधारणीयता प्राप्‍त करने की दिशा में अनेक पहलें की हैं और वर्ष 2030 तक संयकु्त राष्ट्र के संधारणीय 
विकास लक्ष्‍यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में कें द्रीय भमूिका निभा रह ेहैं और दशे को सहयोग द ेरह ेहैं. नाबार्ड ने अनदुान सहायता के माध्यम से 
वाटरशडे और जनजातीय विकास कार्यक्रमों का सं‍वर्धन किया ह,ै जिससे मिट्टी और जल संरक्षण संभव हुआ और कृषि वानिकी के विकास में 
मदद मिली. साथ ही, तीन महत्वपरू्ण जलवाय ुनिधियों के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई (एनआईई) होने के नाते नाबार्ड ने जलवाय ुपरिवर्तन 
सह्य कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दनेे में महत्वपरू्ण भमूिका निभाई ह,ै जिसके तहत उसने ₹1,852.6 करोड़ की 40 परियोजनाओ ंका वित्तपोषण 
किया ह.ै 

जलवाय ुआघात सह्य कृषि के महत्व को समझते हुए, संयकु्त राष्ट्र ने 2023 को ‘अतंरराष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष’ घोषित किया ह.ै अनकूुल कृषि 
और सामाजिक-सांस्कृतिक  परिस्थितियों के साथ, श्रीअन्न उत्पादन भारत के लिए एक अनठूा अवसर ह ैजिसके जरिय दशे खाद्य सरुक्षा से आगे 
पोषण सरुक्षा की ओर बढ़ सकता ह.ै नाबार्ड ने श्रीअन्‍न की खतेी करने वाले किसानों के साथ सहयोग के प्रयासों में तेजी लाई ह.ै इस पहल के 
अतंर्गत कृषक उत्‍पादक संगठनों (एफपीओ) का क्षमता निर्माण किया गया और अन्य हितधारकों के साथ सहयोग किया गया. श्रीअन्‍न के पोषण 
संबंधी लाभों और इसके लिए बाज़ार की संभाव्यताओ ंको दखेते हुए, नाबार्ड ने श्रीअन्‍न के संबंध में जागरूकता लाने और उनके लिए प्रभावी 
योजना का कार्यान्वयन सनुिश्चित करने के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट का मखु्य अध्याय श्रीअन्‍न पर ही रखा ह.ै 
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अपनी स्थापना के बाद से ही नाबार्ड ने समावेशी और संधारणीय ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया ह ैजिसके तहत वह सरकार और 
अन्य हितधारकों की पहलों के लिए सहायता भी प्रदान करता ह ैऔर उनके लिए परूक उपाय भी करता ह.ै हमने ग्रामीण इलाकों में ऋण व्यवस्था 
को मजबतू करने और जमीनी स्तर की संस्थाओ ं(स्वय सहायता समहू, संयकु्त दयेता समहू, कृषक उत्पादक संगठन) को विकसित करने के लिए 
अभिनव मॉडल तैयार किए हैं, पनुर्वित्त और रियायती ऋण के माध्यम से सामाजिक क्षेत्रों हते ुसहायता प्रदान की ह ैऔर आजीविका के संवर्धन 
के लिए संधारणीय मॉडल विकसित किए हैं.  

वर्ष 2022-23 समाप्त हो गया ह,ै आज नाबार्ड को अपनी सदुृढ़ता का एहसास तो ह ैही, साथ ही उसमें एक विचारशीलता भी मौजदू ह ै
जिसके परिणामस्वरूप उसने “प्रगति 1.0: कल से परे: नाबार्ड@2028” नामक अपना पहला रणनीतिक आयोजना दस्तावेज तैयार किया ह.ै 
‘प्रगति’ एक अच्‍छी तरह सवुिचारित, संस्थागत प्रतिक्रिया ह ैजो यह दर्शाती ह ैकि हम कैसे अगले पाँच वर्षों में एक-साथ मिलकर आगे बढ़ने 
की योजना बना रह ेहैं. 

नाबार्ड भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, अपने बैंकिंग भागीदारों, ग्रामीण वित्तीय संस्थाओ,ं सहकारिताओ,ं आधार स्‍तरीय नागरिक 
सामाजिक संगठनों तथा अन्य विकास सहयोगियों, और इन सबसे बढ़कर समस्त कृषक समदुायों और भारत की ग्रामीण जनता द्वारा प्रदान किए 
गए सहयोग के प्रति हार्दिक आभार व्‍यक्‍त करता ह.ै मैं परेू नाबार्ड की ओर से आशा और विश्वास दिलाता हू ँकि हम प्रभावी नीति निर्माण में 
रचनात्मक भमूिका निभाना जारी रखेंगे और अधिकाधिक ऊर्जा के साथ नए प्रयोग करते रहेंगे. 

मझु ेभरोसा ह ैकि ग्रामीण भारत के समग्र आर्थिक विकास हते ुसहायता प्रदान करने; कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को और अधिक सदुृढ़ बनाने; 
तथा किसानों और ग्रामीण आबादी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की नाबार्ड की यह यात्रा आने वाले वर्षों में और गहरी एवं व्यापक 
होगी, तथा इसके और अधिक सार्थक परिणाम प्राप्त होंगे. 

शाजी के. वी. 
अध्‍यक्ष

अध्यक्ष का संदशे … vii




